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बनाम

भारत निनर्वााचन आयोग

(और संबंधित याधिचका)

(एस. आर. दास मुख्य न्यायाीश, भगर्वाती, जाफ़र इमाम, एस. के. दास, जे. एल. कपूर, गजेंद्रगड़कर और
ए. के. सरकार, न्यायाीशगण )

राष्ट्रपधित, का चुनार्वा - ऐसे चुनार्वा से संबंधित संदेह और निर्वार्वााद - सर्वा4च्च न्यायालय का अधिकार के्षत्र और
शनि9,  कब प्रयोग निकया जा सकता है  - 'चुनार्वा',  का अर्थ-  भारत का संनिर्वाान,  अनुच्छेद  71, 62 -
राष्ट्रपधित और उप-राष्ट्रपधित चुनार्वा अधिनिनयम, 1952 (1952 का XXXI), ारा 14

याधिचकाकताओ ंने 'भारत के पूरे के्षत्र में आम चुनार्वा पूरा होने से पहले राष्ट्रपधित चुनार्वा कराने के औधिचत्य पर
गंभीर संदेह व्य9 निकया और, भारत के नागरिरक के रूप में संनिर्वाान के अनुच्छेद  71 (1) के तहत दायर
आरे्वादनों द्वारा, अधिकार के्षत्र का आह्वान निकया। और ऐसे संदेहों की जांच करने के लिलए सर्वा4च्च न्यायालय की
शनि9 और चनुार्वा आयोग को राष्ट्रपधित के चुनार्वा के संबं में 6 मई, 1957 के लिलए निनारिरत मतदान को कें द्र
शासिसत प्रदेश में आम चनुार्वा होने तक रोकने का आदेश देने की मागं की गई। निहमाचल प्रदेश और पंजाब
राज्य  के  दो  लोकसभा के्षत्रों  में  जो  चुनार्वा  होना  बाकी  र्था,  र्वाह पूरा हो चुका  ह।ै तत्कालीन  राष्ट्रपधित  के
कायकाल की समानिX के कारण राष्ट्रपधित चुनार्वा 12 मई, 1957 की आी रात को होना र्था| याधिचकाकताओं
में से एक ने आरोप लगाया निक र्वाह राष्ट्रपधित चुनार्वा के लिलए उम्मीदर्वाार रे्थ और नामांकन पत्र प्राX करने की
तारीख और इसे दालिखल करने के लिलए निनारिरत तारीख के बीच का समय बहुत कम र्था, सिजससे र्वाह समय
के भीतर इसे दालिखल कर सकें  और दसूर ेका मामला यह र्था निक र्वाह पंजाब के एक निनर्वााचन के्षत्र से लोकसभा
चुनार्वा के लिलए संभानिर्वात उम्मीदर्वाार रे्थ, जहां चनुार्वा होना बाकी र्था और उन्हें राष्ट्रपधित के चुनार्वा के लिलए र्वाोट
देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोका जाएगा।

अभिभनिनारिरत, निक र्वातमान याधिचकाएँ समयपूर्वा र्थीं और इन्हें खारिरज निकया जाना चानिहए।

संनिर्वाान के अनुच्छेद 71 (1) द्वारा राष्ट्रपधित के चनुार्वा से और उसके संबं में उत्पन्न होने र्वााले संदेहों और
निर्वार्वाादों की जांच और निनणय करने के लिलए सर्वा4च्च न्यायालय को प्रदत्त अधिकार के्षत्र और शनि9 का उपयोग
निकसी  निर्वाशेष  उम्मीदर्वाार  को  निनर्वााधिचत  घोनिषत  निकए  जाने  के  बाद  और  राष्ट्रपधित  और  उपराष्ट्रपधित  चुनार्वा
अधिनिनयम 1952 की ारा 14 के तहत दायर एक चनुार्वा याधिचका पर ही निकया जा सकता ह।ै

संनिर्वाान के अनुच्छेद 71 में 'चुनार्वा' शब्द का उपयोग व्यापक अर्थd में चनुार्वा की पूरी प्रनिeया को दशाने के
लिलए निकया जाता है, सिजसकी परिरणधित उम्मीदर्वाार को निनर्वााधिचत घोनिषत करने में होती है और इस तरह के
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चुनार्वा से उत्पन्न होने र्वााले संदेह और निर्वार्वाादों में इसके निकसी निर्वाशेष चरण से संबंधित सभी संदेह और निर्वार्वााद
शानिमल होने चानिहए।

एन.  पी.  पोन्नुस्र्वाामी  बनाम  रिरटर्निंनग  ऑनिhसर,  नमक्कल  निनर्वााचन  के्षत्र,  (1952)  एस.  सी.  आर.  218,
संदर्भिभत।

यह चुनार्वा के काननू का एक सर्वामान्य सिसद्धांत है निक सामान्य रूप से लोगों के निहतों का अपमान करते हुए
व्यनि9गत भिशकायतों को दरू करने के लिलए चुनार्वा नहीं रोका जा सकता है और संनिर्वाान के अनुच्छेद  62,
सिजसके लिलए आर्वाश्यक ह ैनिक राष्ट्रपधित का चुनार्वा उसके द्वारा निनारिरत समय के भीतर पूरा निकया जाना चानिहए
और इस तरह के निहत में कल्पना की गई है,  यह चरिरत्र में अनिनर्वााय ह।ै

मूल के्षत्राधिकार: 1957 की याधिचका संख्या 63 और 64।

राष्ट्रपधित के चुनार्वा के संबं में संदेह के स्पष्टीकरण के लिलए भारत के संनिर्वाान के अनुच्छेद 71 (1) के तहत
याधिचकाएँ।

आर. र्वाी. एस. मभिण  और आई. आर. र्वाी. शास्त्री, 1957 की याधिचका संख्या 63 में याधिचकाकता के लिलए।
आर . पटनायक, 1957 की याधिचका संख्या 64 में याधिचकाकता के लिलए।
एम. सी. सीतलर्वााड, भारत के अटॉनt-जनरल, जी. एन. जोशी, पोरस ए. मेहता और आर. एच. ढेबर, दोनों
याधिचकाओ ंमें प्रधितर्वाानिदयों (कैनिर्वाएटस) के लिलए।

1957 मई 3. न्यायालय का hैसला दास मुख्य न्यायाीश द्वारा सुनाया गया-

उपरो9 याधिचकाओ ंमें याधिचकाकताओ ंने भारत के संनिर्वाान के अनुच्छेद 71 (1) के तहत और उसके तहत
निननिहत अधिकार के्षत्र और शनि9 का प्रयोग करने और इस संबं में  "गंभीर संदेह" के रूप में र्वार्भिणत की गई
जांच और निनणय लेने के लिलए इस न्यायालय का रुख निकया ह।ै भारत के राष्ट्रपधित के चनुार्वा के सार्थ और
चुनार्वा आयोग को निनदxश निदया जाए निक र्वाह उ9 चनुार्वा के संबं में मतदान को आगे न बढ़ाए, जो 6 मई,
1957 के लिलए तय निकया गया है, लेनिकन कें द्र शासिसत प्रदेश सनिहत भारतीय सघं के सभी राज्यों में लोकसभा
और निर्वाानमंडलों के सभी चनुार्वाों को निर्वाधिर्वात पूरा करने के बाद। पहली मुख्य याधिचका 26 अप्रैल, 1957
को और दसूरी 29 अप्रैल, 1957 को प्रस्तुत की गई र्थी। उ9 प्रत्येक याधिचका के सार्थ एक नागरिरक निर्वानिर्वा
याधिचका भी दायर की गई है,  सिजसमें  6  मई  1957 को निनारिरत राष्ट्रपधित चुनार्वा के लिलए मतदान पर रोक
लगाने की मागं की गई ह।ै पहली मुख्य याधिचका में रिरटर्निंनग ऑनिhसर को पाटt नहीं बनाया गया है, लेनिकन
दसूरी याधिचका में उन्हें प्रधितर्वाादी बनाया गया है| निर्वाद्वान अटॉनt-जनरल चुनार्वा आयोग की ओर से पेश हुए हैं
और नोनिटस की सेर्वाा को माh कर निदया ह।ै इसलिलए, हम अपने समक्ष मौजूद सभी याधिचकाओं का निनपटारा
कर सकते हैं।

भौधितक तथ्यों के बार ेमें कोई निर्वार्वााद नहीं ह ैसिजन्हें शीघ्र ही निनम्नानुसार बताया जा सकता है:

भारत के सभी राज्यों और कें द्र शासिसत प्रदेशों में आम चनुार्वाों के बाद, निहमाचल प्रदेश के कें द्र शासिसत प्रदेश
को छोड़कर, जहां से लोकसभा में चार सदस्यों की र्वाापसी होनी है और पंजाब राज्य में दो निनर्वााचन के्षत्रों में,
पुरानी लोकसभा को भंग कर निदया गया र्था। 4 अप्रैल, 1957 को लोक प्रधितनिनधित्र्वा अधिनिनयम (1951 का
XLIII)  की  ारा  73  के  तहत  5  अप्रैल, 1957  को नई  लोकसभा  का गठन  निकया गया। राष्ट्रपधित और
उपराष्ट्रपधित  चनुार्वा  अधिनिनयम,  1952 (1952  का  XXXI)  की  ारा  4  के  अनुसार,  चुनार्वा  आयोग  ने
आधिकारिरक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी कर नामांकन करने की अंधितम धितभिर्थ  16  अप्रैल, 1957,
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नामांकन की जांच की अंधितम धितभिर्थ 17 अप्रैल, 1957, उम्मीदर्वाारी र्वाापस लेने की अंधितम धितभिर्थ 20 अप्रैल,
1957, मतदान की तारीख 6 मई, 1957 और मतों की निगनती और परिरणाम की घोषणा की तारीख 10 मई,
1957 निनारिरत की। र्वातमान राष्ट्रपधित का कायकाल 12 मई, 1957 की मध्य रानित्र को समाX होने र्वााला ह।ै
उपरो9 समय-सारिरणी तय करने का कारण स्पष्ट रूप से यह र्था निक राष्ट्रपधित का चुनार्वा र्वातमान राष्ट्रपधित का
कायकाल समाX होने से पहले पूरा हो जाना चानिहए।

7 अप्रैल, 1957 को नई लोकसभा के गठन की अधिसूचना प्रेस में प्रकाभिशत होने के बाद, पहली याधिचका में
याधिचकाकता ने नामांकन पत्र की आपूर्तित के लिलए चनुार्वा आयोग को आरे्वादन निकया, जो अंततः उसे 10 अप्रैल
1957  की दोपहर में नागपुर में प्राX हुआ। इससे नई निदल्ली में रिरटर्निंनग ऑनिhसर के समक्ष नामांकन पत्र
दालिखल करने के लिलए पांच निदनों की अर्वाधि बची। याधिचकाकता का कहना है निक समय बहुत कम र्था और
समय की कमी के कारण उसे अपना नामांकन पत्र दालिखल करने से रोका गया। उन्होंने भारत के नागरिरक
और राष्ट्रपधित चनुार्वा के लिलए "इच्छुक उम्मीदर्वाार" के रूप में याधिचका दायर की ह।ै

दसूरी याधिचका में याधिचकाकता हिंहद ूमहासभा का सदस्य है और पंजाब राज्य के कांगड़ा संसदीय के्षत्र से एक
स्र्वातंत्र  उम्मीदर्वाार के रूप  में  लोकसभा का चनुार्वा  लड़  रहा ह।ै उन्होंने  28  जनर्वारी, 1957  को अपना
नामांकन पत्र दालिखल निकया, क्योंनिक मूल रूप से उस निनर्वााचन के्षत्र में 24 hरर्वारी, 1957 को मतदान शुरू
होना र्था। हालाँनिक,  मतदान स्र्थनिगत कर निदया गया और  2 जून, 1957 को निनारिरत निकया गया। उन्होंने
याधिचका दायर की है भारत के नागरिरक और लोकसभा के संभानिर्वात सदस्य के रूप में और उनका तक  है निक
यनिद 6 मई, 1957 को राष्ट्रपधित चुनार्वा होता है, तो र्वाह संघ के राष्ट्रपधित के चुनार्वा में मतदान करने के अपने
अधिकार से र्वांधिचत हो जायेंगे। उन्होंने संनिर्वाान के अनुच्छेद 14 के लिखलाh भेदभार्वा की भिशकायत भी की ह।ै

संनिर्वाान के अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपधित अपने पद पर प्ररे्वाश करने की तारीख से पांच साल की अर्वाधि के
लिलए पद पर रहता ह।ै उच्च पद के र्वातमान पदाधिकारी ने 12 मई, 1952 को अपने कायालय में प्ररे्वाश निकया,
और, जैसा निक पहले ही कहा गया है, उनका कायकाल 12 मई, 1957 की मध्य रानित्र को समाX होने र्वााला
ह।ै अनुच्छेद  62 (I) के लिलए अनिनर्वााय  रूप से चुनार्वा की आर्वाश्यकता है राष्ट्रपधित के पद के कायकाल की
समानिX के कारण हुई रिरनि9 को भरने के लिलए कायकाल की समानिX से पहले पूरा निकया जाएगा। संनिर्वाान के
इस स्पष्ट अनिनर्वााय  प्रार्वाान को ध्यान में रखना आर्वाश्यक ह।ै यह सुनिनधि‡त करने के लिलए निक राष्ट्रपधित का
चुनार्वा कैसे होगा, हमें अनुच्छेद 54 पर र्वाापस जाना होगा, जो इस प्रकार चलता है: "54 राष्ट्रपधित का चनुार्वा
एक निनर्वााचक मंडल के सदस्यों द्वारा निकया जाएगा सिजसमें शानिमल हैं-

(a) संसद के दोनों सदनों के निनर्वााधिचत सदस्य और
(b) राज्यों की निर्वाान सभाओ ंके निनर्वााधिचत सदस्य।"

एक तरh यह कहा जाता है निक निनर्वााचक मंडल में खंड (ए) और (बी) के तहत आने र्वााले रे्वा सदस्य शानिमल
होते हैं, जो निनणायक धितभिर्थ पर चुने जाते हैं, यानी र्वाह तारीख जब चनुार्वा होना ह।ै मान लीसिजए, ऐसा कहा
जाता है निक राष्ट्रपधित के कायालय का कायकाल संसद के कायकाल के दौरान समाX हो जाता है, क्योंनिक यह
अनुच्छेद 62(2) द्वारा निर्वाचार निकए गए मामलों में अच्छा प्रदशन हो सकता है और मान लीसिजए निक संसद या
एक या अधिक राज्यों के निर्वाानमंडल में रिरनि9यां हैं, तो निनधि‡त रूप से अनुच्छेद 62(1) की समानिX से पहले
राष्ट्रपधित का चुनार्वा होना आर्वाश्यक ह।ै रिरनि9यां भरे जाने तक निनर्वातमान राष्ट्रपधित का कायकाल नहीं रोका जा
सकता। दसूरी ओर यह तक  निदया जाता है निक सभी राज्यों और कें द्र शासिसत प्रदेशों में चुनार्वा संपन्न होने के
बाद  निनर्वााचक मंडल का गठन  निकया जाना चानिहए और इसमें  दोनों शे्रभिणयों  के अंतगत आने  र्वााले सभी
निनर्वााधिचत सदस्य शानिमल होने चानिहए। चूँनिक निहमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य के दो निनर्वााचन के्षत्रों में निबल्कुल
भी चुनार्वा नहीं हुए हैं,  इसलिलए निनर्वााचक मंडल का गठन तब तक नहीं निकया जा सकता जब तक निक रे्वा
सदस्य भी निनर्वााधिचत न हो जाएँ। यह बताया गया है निक यद्यनिप र्वातमान अर्वासर पर निहमाचल प्रदेश के केर्वाल
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चार सदस्य और पंजाब राज्य के केर्वाल दो सदस्य निनर्वााधिचत नहीं हुए हैं, निhर भी, यनिद याधिचकाकताओ ंकी
आपलित्त पर अभी ध्यान नहीं निदया गया तो सत्ता में कोई भी पाटt भनिर्वाष्य में व्यर्वास्र्था कर सकती है कई
राज्यों में चुनार्वा स्र्थनिगत करके राष्ट्रपधित के रूप में अपने स्र्वायं के नामांनिकत व्यनि9 के चनुार्वा के लिलए, जहां उसे
बहुमत सीटें निमलने की उम्मीद नहीं हो सकती ह।ै ऐसा कहा जाता है निक 28 माच, 1957 को तत्कालीन
लोकसभा के कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया र्था निक पूरे भारत में चुनार्वा संपन्न होने से पहले राष्ट्रपधित का
चुनार्वा कराना खतरे और अनुधिचत ह।ै दोनों याधिचकाकता एक ही निर्वाचार साझा करते हैं और तक  देते हैं निक
राष्ट्रपधित के चुनार्वा के संबं में एक "गंभीर संदेह" उत्पन्न हुआ है और अनुच्छेद 71 के तहत इस तरह के संदेह
की जांच और निनणय इस न्यायालय द्वारा निकया जाना चानिहए। याधिचकाकताओ  ंकी ओर से पेश निकया गया
चरम तक  यह ह ैनिक इससे कोई hक  नहीं पड़ता निक संदेह अच्छी तरह से स्र्थानिपत है या नहीं या यह अच्छा,
बुरा या उदासीन है; जैसे ही कोई संदेह उत्पन्न होता है और कोई नागरिरक उसके समाान के लिलए इसे इस
न्यायालय के समक्ष लाता है, तो यह न्यायालय जांच करने और निनणय लेने के लिलए बाध्य ह।ै इस मामले के
प्रयोजन के लिलए हमारे लिलए संबंधित तकd के गुण-दोष पर कोई राय व्य9 करना आर्वाश्यक नहीं है क्योंनिक
इन याधिचकाओ ंका निनपटारा एक संकीण प्रारभंिभक आार पर निकया जा सकता ह।ै

अनुच्छेद  71 (1) निनस्संदेह इस न्यायालय को  "राष्ट्रपधित या उपराष्ट्रपधित के चुनार्वा से संबंधित सभी संदेहों
और निर्वार्वाादों" की जांच करने और निनणय लेने का अधिकार के्षत्र और शनि9 प्रदान करता ह ैऔर इस न्यायालय
को जांच करनी होगी और निनणय लेना होगा। लेनिकन सर्वााल यह है निक क्या संनिर्वाान में ऐसा कुछ है जो यह
बताता हो निक ऐसे संदेहों और निर्वार्वाादों की जांच और निनणय निकस समय और निकस तरीके से निकया जाना
चानिहए। अनुच्छेद 324 के तहत संसद और प्रत्येक राज्य के निर्वाानमंडल के लिलए और इस सनंिर्वाान के तहत
अभिभनिनारिरत राष्ट्रपधित और उपराष्ट्रपधित के पद के लिलए सभी चनुार्वाों के लिलए मतदाता सूची तयैार करने और
उसके संचालन का पयरे्वाक्षण, निनदxश और निनयंत्रण, सिजसमें संसद और राज्यों के निर्वाानमंडलों के चनुार्वाों से
या उसके संबं में उत्पन्न होने र्वााले संदेहों और निर्वार्वाादों के निनणय के लिलए चुनार्वा न्यायाधिकरणों की निनयनुि9
शानिमल ह,ै जो चुनार्वा आयोग में निननिहत होंगे। यह देखा जाएगा निक समान शब्दों का उपयोग निकया जाता है,
अर्थात्, "चुनार्वाों के संबं में या उससे उत्पन्न संदेह और निर्वार्वााद" जो निक अनुच्छेद 71 (1) में भी पाए जाते
हैं। अनुच्छेद 327 द्वारा, संसद को संसद या राज्यों के निर्वाानमंडलों के "चुनार्वाों से संबंधित या उनके संबं
में" सभी मामलों के संबं में प्रार्वाान करने के लिलए अधिकृत निकया गया र्था। अनुच्छेद 329, अन्य बातों के
अलार्वाा,  प्रार्वाान करता है निक इस संनिर्वाान में निकसी भी बात के बार्वाजूद,  संसद के निकसी भी सदन या
निकसी राज्य के निर्वाानमंडल के निकसी भी सदन के लिलए निकसी भी चनुार्वा पर ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत की
गई चुनार्वा याधिचका के अलार्वाा और इस तरह से कोई चुनार्वा नहीं निकया जाएगा। उधिचत निर्वााधियका द्वारा बनाए
गए निकसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान निकया गया। इस प्रकार प्रदत्त शनि9यों का प्रयोग करते हुए, संसद
ने लोक प्रधितनिनधित्र्वा अधिनिनयम, 1951 अधिनिनयनिमत निकया, सिजसमें यह प्रार्वाान निकया गया निक चनुार्वा कैसे
होंगे और कैसे और निकन आारों पर ऐसे चुनार्वाों पर सर्वााल उठाया जा सकता ह।ै इसने "ऐसे चनुार्वाों के संबं
में उत्पन्न होने र्वााले संदेहों और निर्वार्वाादों" के निनणय के लिलए चनुार्वा न्यायाधिकरण नामक एक निर्वाशेष मंच भी
स्र्थानिपत निकया। एन पी पोन्नुस्र्वाामी बनाम रिरटर्निंनग अधिकारी, नमक्कल निनर्वााचन के्षत्र में उस निनर्वााचन के्षत्र के
रिरटर्निंनग ऑनिhसर ने अपीलकता का नामांकन पत्र खारिरज कर निदया र्था। इसके बाद अपीलार्थt ने संनिर्वाान के
अनुच्छेद 226 के तहत मद्रास उच्च न्यायालय में निनर्वााचन अधिकारी के नामांकन पत्र को अस्र्वाीकार करने के
आदेश को रद्द करने और निनर्वााचन अधिकारी को प्रकाभिशत होने र्वााले र्वाै नामांकनों की सूची में अपना नाम
शानिमल करने का निनदxश देने के लिलए प्रमाण पत्र के लिलए आरे्वादन निकया।  मद्रास उच्च न्यायालय ने याधिचका
खारिरज कर दी और अपीलकता इस न्यायालय में अपील लेकर आया। पूण न्यायालय ने माना निक संनिर्वाान
के अनुच्छेद  329 (बी) के प्रार्वाानों और जन प्रधितनिनधित्र्वा अधिनिनयम, 1951 की ारा  80 के मद्दनेजर,
उच्च न्यायालय के पास रिरटर्निंनग अधिकारी के आदेश में हस्तके्षप करने का कोई अधिकार के्षत्र नहीं र्था। अपील
में मुख्य निर्वार्वााद अनुच्छेद 329 (बी) में आने र्वााले शब्दों  "चुनार्वा याधिचका को छोड़कर निकसी भी चुनार्वा पर
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सर्वााल नहीं उठाया जाएगा" पर कें निद्रत ह।ै इस न्यायालय द्वारा निनारण के लिलए सबसे महत्र्वापूण प्रश्न अनुच्छेद
329 (बी) में "चुनार्वा" शब्द को निदया जाने र्वााला अर्थ र्था। इस न्यायालय ने पृष्ठ 226 पर कहा:

"लोकतांनित्रक संस्र्थाओ  ंमें उधिचत प्रधितनिनधियों के चयन की प्रनिeया के संबं में लंबे समय तक उपयोग के
कारण इस शब्द ने व्यापक और संकीण  दोनों अर्थ प्राX कर लिलए हैं। संकीण अर्थ में, इसका उपयोग निकसी
उम्मीदर्वाार के अंधितम चयन के लिलए निकया जाता है जो निक शानिमल हो सकता है जब मतदान होता है तो
मतदान का परिरणाम होता ह ैया जब कोई मतदान नहीं होता ह ैतो निकसी निर्वाशेष उम्मीदर्वाार को निनर्विर्वारो लौटा
निदया जाता ह।ै व्यापक अर्थ  में,  इस शब्द का उपयोग उस पूरी प्रनिeया को दशाने के लिलए निकया जाता है
सिजसके परिरणामस्र्वारूप एक उम्मीदर्वाार को निनर्वााधिचत घोनिषत निकया जाता ह।ै''

श्रीनिनर्वाासलु बनाम कुप्पुस्र्वाामी और सत नारायण बनाम हनमुान प्रसाद के मामलों का सिजe करने के बाद और
हेल्सबरी  के  इगं्लैंड के  कानून,  निद्वतीय  संस्करण,  खंड  12,  पृष्ठ  237  में  एक  अंश  के  आार  पर,  इस
न्यायालय ने यह निर्वाचार निकया निक "चुनार्वा" शब्द का उपयोग पूरी प्रनिeया के संबं में उधिचत रूप से निकया जा
सकता र्था और निकया गया र्था सिजसमें कई चरण शानिमल रे्थ और कई को अपनाया गया र्था सिजनमें से कुछ
कदम प्रनिeया के कायान्र्वायन पर महत्र्वापूण असर डाल सकते हैं और इसलिलए, यह माना गया निक संनिर्वाान के
अनुच्छेद 329 (बी) के प्रार्वाानों और लोक प्रधितनिनधित्र्वा अधिनिनयम, 1951 की ारा 80 के मद्देनजर, उच्च
न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिरटर्निंनग अधिकारी के आदेश में हस्तके्षप करने का कोई अधिकार के्षत्र
नहीं र्था। इस तरह के आदेश पर सर्वााल उठाने का एकमात्र तरीका संनिर्वाान के अनुच्छेद  329 (बी) और
लोक  प्रधितनिनधित्र्वा  अधिनिनयम, 1951 की ारा  80  में  निनारिरत  निकया गया र्था,  और यह  केर्वाल चुनार्वा
न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई चनुार्वा याधिचका द्वारा ही निकया जा सकता है,  जब चनुार्वा की पूरी
प्रनिeया के बाद निकसी उम्मीदर्वाार को निनर्वााधिचत घोनिषत निकया जाता ह।ै ऐसी चनुार्वा याधिचका दायर होने पर
चुनार्वा न्यायाधिकरण "चुनार्वा से या उसके संबं में उत्पन्न होने र्वााले सभी संदेह और निर्वार्वाादों" की जांच करने
और निनणय लेने के लिलए उधिचत रूप से बाध्य होगा, भले ही संपूण चुनार्वा प्रनिeया में कोई भी चरण हो, सिजससे
"संदेह और निर्वार्वााद संबंधित हों|" अब हम इस न्यायालय के निनणय के आलोक में अनुच्छेद 71 के निनमाण पर
निर्वाचार करते हैं।

जैसा निक पहले ही संकेत निदया गया है निक अनुच्छेद 71 (1) इस न्यायालय को "राष्ट्रपधित या उपराष्ट्रपधित के
चुनार्वा से उत्पन्न होने र्वााले या उसके संबं में सभी संदेह और निर्वार्वाादों" की जांच करने और निनणय लेने का
अधिकार के्षत्र और शनि9 प्रदान करता ह।ै सर्वााल यह है निक क्या इस अनुच्छेद में या संनिर्वाान के निकसी अन्य
भाग में या कहीं और कोई संकेत है निक ऐसी जांच कब होगी?  सबसे पहले,  अनुच्छेद  71 "राष्ट्रपधित या
उपराष्ट्रपधित के चुनार्वा" की परिरकल्पना करता है और ऐसे चनुार्वा के संबं में या उससे उत्पन्न होने र्वााले संदेह
और निर्वार्वाादों की जांच का प्रार्वाान करता ह।ै इस अनुच्छेद में प्रय9ु शब्द "चुनार्वा" का क्या अर्थ है? यनिद हम
अनुच्छेद 71 (I) में आने र्वााले "चुनार्वा" शब्द को र्वाही व्यापक अर्थ देते हैं, सिजसमें पूरी चुनार्वा प्रनिeया शानिमल
होती ह,ै सिजसके परिरणामस्र्वारूप एक उम्मीदर्वाार को निनर्वााधिचत घोनिषत निकया जाता है, तो स्पष्ट रूप से ऐसे पूण
चुनार्वा के बाद जांच की जानी चानिहए,  जैसे निक,  निकसी उम्मीदर्वाार को राष्ट्रपधित या उपराष्ट्रपधित के रूप में
निनर्वााधिचत घोनिषत निकए जाने के बाद, जैसा भी मामला हो। हमें कोई कारण नहीं निदखता निक आलोचनात्मक
शब्द को यह स्र्वाीकृत अर्थ  क्यों न निदया जाए। दसूरे स्र्थान पर,  अनुच्छेद  71  के खंड  3  के तहत,  इस
संनिर्वाान के प्रार्वाानों के अीन, संसद कानून द्वारा राष्ट्रपधित या उपराष्ट्रपधित के "चुनार्वा से संबंधित या उससे
जुडे़" निकसी भी मामले को निर्वानिनयनिमत कर सकती ह।ै यहां भी शब्द अनुच्छेद 327 में प्रय9ु शब्दों के समान हैं
और पूरी चुनार्वा प्रनिeया के निकसी भी चरण से संबंधित या उससे जुडे़ मामलों को कर्वार करने के लिलए समान
रूप से व्यापक हैं। अनुच्छेद 71 (3) द्वारा प्रदत्त शनि9यों का प्रयोग करते हुए, संसद ने भारत के राष्ट्रपधित
और उपराष्ट्रपधित के पद के चुनार्वाों से संबंधित या उनसे संबंधित कुछ मामलों को निर्वानिनयनिमत करने के लिलए
राष्ट्रपधित  और  उपराष्ट्रपधित चनुार्वा  अधिनिनयम,  1952  (1952  का  XXXI)  अधिनिनयनिमत  निकया  ह।ै  इस
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अधिनिनयम के प्रार्वाानों पर एक नज़र डालने से यह संकेत निमलेगा निक संसद की दृनिष्ट में इस न्यायालय द्वारा
राष्ट्रपधित चुनार्वा से या उसके संबं में उत्पन्न होने र्वााले संदेहों और निर्वार्वाादों की जांच करने और उन पर निनणय
लेने के लिलए अधिकार के्षत्र का प्रयोग करने का समय पूरी चनुार्वा प्रनिeया पूरी होने के बाद ह।ै इस अधिनिनयम
की ारा  14  के तहत, जो लोक प्रधितनिनधित्र्वा अधिनिनयम, 1951 की ारा  80 से मेल खाती है,  कोई भी
चुनार्वा,  सिजसका अर्थ  है राष्ट्रपधित या उपराष्ट्रपधित का चुनार्वा,  उस अधिनिनयम के भाग  III  के प्रार्वाानों और
अनुच्छेद 145 के तहत इस न्यायालय द्वारा बनाए गए निनयमों के अनुसार इस न्यायालय में प्रस्तुत एक चनुार्वा
याधिचका के अलार्वाा प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा। ारा  18,  जो लौटे हुए उम्मीदर्वाार के चुनार्वा को अमान्य
घोनिषत करने के लिलए आार निनारिरत करती ह,ै निनम्नानुसार हःै

18. निनर्वााधिचत उम्मीदर्वाार के चनुार्वा को शून्य घोनिषत करने का आार:- यनिद सर्वा4च्च न्यायालय की राय है-

(क)  निक  चुनार्वा  में  रिरश्वतखोरी  या  अनुधिचत  प्रभार्वा  का  अपरा  निनर्वााधिचत  उम्मीदर्वाार  द्वारा  या  निनर्वााधिचत
उम्मीदर्वाार की निमलीभगत से निकसी व्यनि9 द्वारा निकया गया है; या

(ख) निक चनुार्वा का परिरणाम भौधितक रूप से प्रभानिर्वात हुआ ह-ै

(i) इस कारण से निक चनुार्वा में रिरश्वतखोरी या अनुधिचत प्रभार्वा का अपरा निकसी ऐसे व्यनि9 द्वारा निकया गया
ह ैजो न तो लौटा हुआ उम्मीदर्वाार ह ैऔर न ही उसकी निमलीभगत से काम करने र्वााला व्यनि9 ह;ै या

(ii) अनुधिचत तरीके से र्वाोट लेने या अस्र्वाीकार करने से, या

(iii)  संनिर्वाान या इस अधिनिनयम के प्रार्वाानों या इस अधिनिनयम के तहत बनाए गए निकसी भी निनयम या
आदेश का अनपुालन न करने से; या

(ग) निकसी भी उम्मीदर्वाार का नामांकन गलत तरीके से खारिरज कर निदया गया है या सhल उम्मीदर्वाार या
निकसी अन्य उम्मीदर्वाार का नामांकन गलत तरीके से स्र्वाीकार कर लिलया गया है सिजसने अपनी उम्मीदर्वाारी
र्वाापस नहीं ली ह;ै सर्वा4च्च न्यायालय निनर्वााधिचत उम्मीदर्वाार के चनुार्वा को अमान्य घोनिषत कर देगा।

(2) इस ारा के प्रयोजनों के लिलए, चुनार्वा में रिरश्वतखोरी और अनुधिचत प्रभार्वा के अपराों का र्वाही अर्थ ह ैजो
भारतीय दडं संनिहता (1860 का अधिनिनयम XLV) के अध्याय IX-A में ह।ै

अनुभाग की भाषा से यह निबल्कुल स्पष्ट है निक निकसी र्वाोट को अनुधिचत रूप से स्र्वाीकार करना या अस्र्वाीकार
करना, या संनिर्वाान या अधिनिनयम के प्रार्वाानों या अधिनिनयम के तहत बनाए गए निकसी निनयम या आदेश का
अनुपालन न करना या अनुधिचत स्र्वाीकृधित या नामांकन पत्र की अस्र्वाीकृधित को चनुार्वा को चनुौती देने का
आार बनाया जा सकता ह।ै इसका मतलब यह है निक संपूण चुनार्वा प्रनिeया के निकसी भी चरण से संबंधित
सभी संदेह और निर्वार्वाादों को व्यापक अर्थd में चुनार्वा संपन्न होने के बाद इस न्यायालय में प्रस्तुत एक चनुार्वा
याधिचका द्वारा निनपटाया जाना ह।ै

उपयु9 व्याख्या हमें संनिर्वाान के अन्य प्रार्वाानों के अनुरूप और अच्छी समझ के सार्थ प्रतीत होती ह।ै यनिद
राष्ट्रपधित या उपराष्ट्रपधित के चुनार्वा के संबं में या उससे उत्पन्न होने र्वााले संदेह या निर्वार्वााद को पूरी चुनार्वा
प्रनिeया समाX होने से पहले इस न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता ह ैतो संभर्वातः पूर ेचनुार्वा को पांच साल
की समानिX तक रोका जा सकता ह।ै  'शब्द सिजसमें अनुच्छेद  62 के अनिनर्वााय  प्रार्वाानों का गैर-अनुपालन
शानिमल होगा। चुनार्वा कानून, भारतीय और अंग्रेजी का अच्छी तरह से मान्यता प्राX सिसद्धांत यह है निक चनुार्वा
नहीं होने चानिहए और पीनिड़त व्यनि9 को अपने व्यनि9गत बयान देने की अनुमधित नहीं दी जानी चानिहए। यह
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लोगों के सामान्य निहतों का हनन है, सिजसके लिलए आर्वाश्यक है निक चनुार्वा समय-सारिरणी के अनुसार कराए
जाएं। इसलिलए, यह अनुच्छेद 62 के प्रार्वाानों के अनुरूप भी है और अच्छी समझ के सार्थ भी निक अनुच्छेद
71 में प्रय9ु "चुनार्वा" शब्द का अर्थ चुनार्वा की पूरी प्रनिeया ह।ै संसद ने अनुच्छेद 71 का यही अर्थ समझा,
जैसा निक राष्ट्रपधित और उप-राष्ट्रपधित चुनार्वा अधिनिनयम, 1952 से स्पष्ट ह।ै पुनः इस न्यायालय ने प्रनिeया को
निर्वानिनयनिमत करने के लिलए अनुच्छेद 145 के तहत निनयम बनाए हैं और उन निनयमों के अर्वालोकन से यह भी
संकेत निमलेगा निक "राष्ट्रपधित या उपराष्ट्रपधित के चुनार्वा से या उसके संबं में उत्पन्न होने र्वााले सभी संदेहों और
निर्वार्वाादों" को पूरे चुनार्वा का परिरणाम घोनिषत होने के बाद, यानी निकसी उम्मीदर्वाार को राष्ट्रपधित या उपराष्ट्रपधित
के पद के लिलए निनर्वााधिचत घोनिषत निकए जाने के बाद अदालत के समक्ष लाया जाना चानिहए। 

यह बताया गया है निक यनिद याधिचकाकताओ ंको पूरी चुनार्वा प्रनिeया समाX होने तक इतंजार करने और निhर
चुनार्वा याधिचका दायर करने के लिलए मजबूर निकया जाता है, तो उन्हें यह निदखाना होगा निक राष्ट्रपधित और उप-
राष्ट्रपधित चुनार्वा अधिनिनयम, 1952 की ारा 18 के अनुसार चुनार्वा का परिरणाम भौधितक रूप से प्रभानिर्वात हुआ
ह।ै यह तक  निदया गया है निक ऐसा कोई कारण नहीं है निक यह अधितरिर9 बोझ या कनिठनाई, जो अनुच्छेद 71
द्वारा लगाए गए शतd के अनुसार नहीं है, याधिचकाकताओ ंपर डाली जानी चानिहए। इन याधिचकाओ ंके निनपटारे
के उद्देश्यों के लिलए ारा  18 की इस आर्वाश्यकता की र्वाता या अन्यर्था के बारे में कोई राय व्य9 करना
आर्वाश्यक नहीं है और हम ऐसा नहीं करते हैं। लेनिकन ारा  18 द्वारा लाई गई कभिर्थत कनिठनाई की दलील
अनुच्छेद 71 के सही अर्थ और महत्र्वा को नहीं बदल सकती ह।ै हमारे निनणय में अनुच्छेद 71 एक चनुार्वा को
अभिभनिनारिरत करता है और अनुच्छेद 71 में होने र्वााले "चुनार्वा" शब्द का अर्थ है पूरी चुनार्वा प्रनिeया जो एक
उम्मीदर्वाार को निनर्वााधिचत घोनिषत करने में समाX होती ह ैऔर इस तरह के पूण चनुार्वा के निकसी भी चरण से या
उसके संब में उत्पन्न होने र्वााले संदेहों और निर्वार्वाादों की जांच और निनणय इस न्यायालय द्वारा निकया जाना
चानिहए, सिजसे समय के सार्थ, अनिनर्वााय रूप से पूरी प्रनिeया के पूरा होने के बाद होना चानिहए सिजसे समग्र रूप
से चुनार्वा कहा जाता ह।ै

दसूरी याधिचका में याधिचकाकता की ओर से पेश निर्वाद्वान र्वाकील ने एक अधितरिर9 मुद्दा उठाया निक चनुार्वा आयोग
ने 6 मई, 1957 को चनुार्वा तय करके कांगड़ा और निहमाचल प्रदेश जैसे के्षत्रीय निनर्वााचन के्षत्रों का प्रधितनिनधित्र्वा
करने र्वााले सदस्यों को संसद की सदस्यता के अन्य निर्वाशेषाधिकारों का प्रयोग करने और उनका आनंद लेने
के उनके अधिकार से मनमाने ढंग से र्वांधिचत कर निदया ह।ै  यह तक  उत्तर में उनके तक  के अंधितम अंत में
आ-अूरे मन से उठाया गया र्था और इसे गंभीरता से नहीं लिलया गया र्था। निकसी भी स्थिस्र्थधित में उन्होंने
कोई ठोस तक  नहीं निदया सिजससे यह पता चले निक याधिचकाकता को काननू के समान संरक्षण से कैसे र्वांधिचत
निकया गया ह।ै कई निनर्वााचन के्षत्रों में चुनार्वा कराने होते हैं और निर्वाभिभन्न निनर्वााचन के्षत्रों में र्वाास्तनिर्वाक चुनार्वा कराने
के लिलए उन निर्वाशेष इलाकों से संबंधित निर्वाभिभन्न आर्वाश्यकताओ ंके अनुसार अलग-अलग धितभिर्थयां तय करनी
होती हैं सिजनमें निनर्वााचन के्षत्र स्थिस्र्थत होते हैं। यह मानने के लिलए कोई अच्छा आार स्र्थानिपत नहीं निकया गया है
निक कोई भेदभार्वा हुआ है जैसा निक संनिर्वाान के अनुच्छेद 14 द्वारा निननिषद्ध ह।ै जहां तक सनंिर्वाान के समान
संरक्षण खंड के उल्लघंन में कभिर्थत भेदभार्वा, यनिद कोई हो, की गणना राष्ट्रपधित के चुनार्वा के संब में कोई संदेह
पैदा करने के लिलए की जा सकती है, तो यह संनिर्वाान के उन प्रार्वाानों का गैर-अनुपालन होगा जो पूर ेचनुार्वा
के समापन के बाद, राष्ट्रपधित और उप-राष्ट्रपधित चुनार्वा अधिनिनयम, 1952 की ारा 18 के तहत, चुनार्वा को
प्रश्नगत करने के लिलए आार बनाया जा सकता है या नहीं, सिजसके बार ेमें हम इस स्तर पर कोई अंधितम राय
बनाने की आर्वाश्यकता नहीं ह।ै

हम पार्विटयों के बीच निकसी भी निर्वार्वााद के गुण-दोष पर कोई राय व्य9 नहीं करते हैं, लेनिकन, उपरो9 कारणों
से, हम मानते हैं निक र्वातमान याधिचकाएँ समय से पहले हैं और इस स्तर पर उन पर निर्वाचार नहीं निकया जा
सकता ह।ै इसलिलए, हम  1957 की याधिचका संख्या 63 और 64  को खारिरज करते हैं। 1957 की सिसनिर्वाल
निर्वानिर्वा याधिचका संख्या 563 और 564 भी खारिरज कर दी जाएंगी।
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याधिचकाएं खारिरज की गई|

नारायण भास्कर खर ेबनाम भारत निनर्वााचन आयोग

चंद्रकांत शुक्ला की देखरखे में-

जया धितर्वाारी 
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